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    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
स्‍मारकों के आस - पास की जमीन
पर अवैध कब्‍जा
1887.
  प्रो. सैफुद्दीन सोज़:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या मंत्रालय को विदित है कि देश के कुछ भागों, विशेषकर जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य, में स्‍मारकों के आस - पास की सरकारी और निजी स्‍वामित्‍व वाली जमीनों पर निरंतर अतिक्रमण किया जा रहा है; और
(ख)  यदि हां, तो क्‍या मंत्रालय कब्‍जा करने वालों और कानून तोड़ने वालों से स्‍मारकों और उनके आस - पास की जगह के संरक्षण हेतु जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य से विचार - विमर्श करके कोई स्‍कीम शुरू करेगा?                          
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क)
जी हां। केंद्र सरकार के ध्‍यान में ऐसी घटनाएं आई हैं तथा ऐसे सभी मामलों में प्रवृत्‍त कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।
(ख)
केंद्र सरकार ने निर्माण गतिविधियॉं रोकने के लिए सुरक्षित सीमा से 100 मी. के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र तथा इससे आगे 200 मी. के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हुए मार्च, 2010 में स्‍मारकों तथा इसके समीपस्‍थ क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में पहले ही संशोधन कर दिया है। प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्‍यकरण) अधिनियम, 2010 में धारा 30 (क) के अनुसार राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित स्‍मारकों के निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में जो कोई अवैध निर्माण करता है, उसे दंडित करने का प्रावधान भी है। प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19 के अनुसार संरक्षित स्‍मारकों तथा पुरात्‍वीय स्‍थल और अवशेषों पर अतिक्रमण करना अवैध है। इसके अतिरिक्‍त, संरक्षित स्‍मारकों के नजदीक निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति के मामलों पर विचार करने के लिए निदेशक, अभिलेखागार, पुरातत्‍व तथा संग्रहालय, जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार, श्रीनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्‍ट किया गया है। 
